भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न सं. *166

28 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय:
महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए सहायता प्रदान किया जाना
*166.
श्री हुसैन दलवईः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें वर्ष 2018 में सूखे से निपटने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने अक्तूबर, 2018 में महाराष्ट्र के अपने दौरे के समय राज्य को सूखे से निपटने के लिए सहायता प्रदान करने का वायदा किया था; यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) महाराष्ट्र के किन-किन जिलों को फसल आकस्मिकता योजनाओं के दायरे में रखा गया है तथा उनके अंतर्गत राहत राशि प्रदान की गई है;

(घ) सूखे की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए, महाराष्ट्र को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है; और
(ङ) देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)
(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।  
‘महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए सहायता प्रदान किए जाने’ के संबंध में राज्य सभा में श्री हुसैन दलवई दिनांक 28.12.2018 को उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 166 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
(क): महाराष्‍ट्र राज्‍य सरकार ने खरीफ 2018 के दौरान सूखा पड़ने पर 14.11.18 को ज्ञापन प्रस्‍तुत किया है जिसमें 26 जिलों के लिए राष्‍ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 7522.26 करोड़ रूपए की वित्‍तीय सहायता की मांग की गई थी। दिनांक 28.11.2018 को एक अंतर-मंत्रालयी दल (आईएमसीटी) का गठन किया गया था। आईएमसीटी ने सूखे की स्‍थिति तथा आवश्‍यक वित्‍तीय सहायता का आकलन करने के लिए 04-07 दिसम्‍बर, 2018 के दौरान राज्‍य का दौरा किया था। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार आईएमसीटी की रिपोर्ट/सिफारिशों को राष्‍ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति (एससी-एनइसी) के समक्ष रखा जाएगा। इसके पश्‍चात एससी-एनइसी की सिफारिशों को अनुमोदनार्थ उच्‍च स्‍तरीय समिति (एचएलसी) के समक्ष रखा जाएगा। 
(ख): केन्‍द्र सरकार सूखे  से निपटने के लिए महाराष्‍ट्र को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। 
(ग) महाराष्‍ट्र के निम्‍नलिखित 34 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्‍मिक योजनाएं (डीएसीपी) तैयार की गई है:- 
ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, बीड़, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, परभनी, हिंगोली, जालना, सोलापुर, अहमदनगर, धुले, जलगाँव, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम, यावतमल और पालघर।
सूखे की अवधि के दौरान जिला प्राधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए डीएसीपी तैयार की गई है। इन दस्‍तावेजों में वर्षासिंचित व सिंचित दोनों क्षेत्रों में सूखे (मौसम की शुरूआत में सूखा, मध्‍यावधि सूखा व सूखे के मौसम की समाप्‍ति) के दौरान की जाने वाली तकनीकी गतिविधियों से संबंधित सूचना शामिल है। 
(घ): सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्‍थिति में आवश्‍यक उपाय करना संबंधित राज्‍य सरकारों की मुख्‍य जिम्‍मेदारी है। इस प्रयोजन के लिए तत्‍काल कार्य करने के वास्‍ते राज्‍यों के पास अपने राज्‍य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में निधियां उपलब्‍ध होती हैं जिसमें भारत सरकार एवं संबंधित राज्‍य सरकारें अंशदान देती हैं। भारत सरकार, वित्‍तीय, संभारतंत्र एवं  अन्‍य सहायता प्रदान करती है। स्‍थापित प्रक्रिया के अनुसार तथा प्रभावित राज्‍यों द्वारा केन्‍द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्‍तुत करने तथा साथ ही एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ से सहायता के लिए वर्तमान मदों एवं मानदंडों को ध्‍यान में रखते हुए गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए एसडीआरएफ के अलावा एनडीआरएफ से अतिरिक्‍त सहायता देने पर विचार किया जाता है। 
(ड.): केन्‍द्रीय शुष्‍कभूमि कृषि अनुसंधान संस्‍थान (सीआरआईडीए), हैदराबाद के माध्‍यम से कृषि एवं  किसान कल्‍याण मंत्रालय ने 623 जिलों के लिए विस्‍तृत फसल आकस्‍मिक योजनाएं तैयार की हैं। राज्‍यों को यह सलाह दी गई है कि वे सीआरआईडीए-आईसीएआर एवं राज्‍य कृषि विश्‍वविद्यालयों के साथ परामर्श करके प्रत्‍येक जिले के लिए आकस्‍मिक योजनाएं तैयार करें, अपडेट करें एवं उन्‍हें बेहतर बनाएं तथा मानसून में देरी होने, सूखे की लंबी अवधि, कम वर्षा, सूखे की स्‍थितियों में इन आकस्‍मिक योजनाओं के आधार पर स्‍थान विशिष्‍ट सुधारात्‍मक उपाय तैयार करें तथा आकस्‍मिक योजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए बीजों व अन्‍य आदानों की उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करें। 

इस विभाग में साप्‍ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूजी) की नियमित आधार पर की जा रही बैठकों में बीजों की उपलब्‍धता आदि की निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है। राज्‍यों की तैयारी के बारे में सूचना प्राप्‍त करने एवं आवश्‍यकता पड़ने पर राज्‍यों को उपयुक्‍त सलाह देने के लिए राज्‍यों के साथ साप्‍ताहिक वीडियो कॉन्‍फ्रेंस आयोजित की जा रही है। 
सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, राज्‍य सरकारों को उपचारात्‍मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है- उदाहरण के लिए मनरेगा एवं ऐसी अन्‍य योजनाओं के तहत जल संचयन अवसंरचनाओं का निर्माण करना, नमी संरक्षण के लिए कृषिविज्ञानीय (एग्रोनोमिक) पद्धतियों को बढ़ावा देना, जल की कम खपत वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना तथा नहरों की गाद निकालकर सिंचाई संरचनाओं की सफाई करना, ट्यूब-वैल को पुन:क्रियाशील बनाना, खराब पम्‍प को बदलना/मरम्‍मत करना, खरीफ फसलों, विशेष रूप से आकस्‍मिक फसलों की तैयारी तथा वर्षा जल संचयन में उपयोगिता सत्‍यापित करने के लिए समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूपी) जैसी- विभिन्‍न योजनाओं के तहत जल संरक्षण अवसंरचना में किए गए निवेश का आवधिक मूल्‍यांकन  करना। 

राज्‍यों को कृषि क्षेत्र पर अनियमित मानसून के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, स्‍थिति काफी खराब होने पर, उपयुक्‍त कार्यकलाप करने के लिए राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत आबंटित निधियों का 5 से 10 प्रतिशत भाग अलग से आरक्षित रखने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/केंद्रीय क्षेत्र की स्‍कीम जैसे- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडी), राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी) आदि का कार्यान्‍वयन करती है जो सूखे से निपटने में योगदान देती हैं। सभी सीएसएस योजनाओं (उन योजनाओं को छोड़कर जिसे विधान अर्थात मनरेगा के तहत तैयार किया गया है) के लिए कुल परिव्‍यय की 25 प्रतिशत राशि का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं की स्‍थिति में प्रशमन/पुनरूद्धार गतिविधियों के लिए फ्लेक्‍सी फंड के रूप में किया जा सकता है। सप्‍ताह के सातों दिन टॉल फ्री नंबर के जरिए कृषक समुदाय को सूचना प्रदान करने के उद्देश्‍य से किसान कॉल सेंटर (केसीसी) की शुरूआत की गई है।  

किसान पोर्टल में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की सभी मोबाइल आधारित गतिविधियों को एक साथ मिलाया गया है। सभी संगठनों, भारत सरकार एवं राज्‍य सरकारों के विभागों (राज्‍य कृषि विश्‍वविद्यालय (एसएयू सहित), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके सहित) एवं कृषि मौसम विज्ञानीय फील्‍ड इकाइयों (एएमएफयू) के अधिकारी, वैज्ञानिक व विशेषज्ञ पंजीकृत किसानों को विभिन्‍न कृषि कार्यकलापों संबंधी सूचना (स्‍थानिक एवं मौसम संबंधित परामर्शिका देना तथा किसानों को उनकी स्‍थानीय भाषाओं में एसएमएस के जरिए सेवाएं प्रदान करना) देने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। 

वर्तमान में भू-संसाधन विभाग (डीओएलआर) 28 राज्‍यों (गोवा को छोड़कर) में 8214 पनधारा विकास परियोजनाओं का कार्यान्‍वयन कर रहा है जिसमें मुख्‍य रूप से निवल कृष्‍य क्षेत्र एवं देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित कृषि योग्‍य बंजर भूमि के वर्षासिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के पनधारा विकास घटक (डब्‍ल्‍यूडीसी) के तहत लगभग 39.07 मिलियन हेक्‍टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। शुरू किए जा रहे कार्यकलापों में अन्‍य बातों के साथ-साथ रिज क्षेत्र सुधार, ड्रेनेज लाइन सुधार, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी रेजिंग, वृक्षारोपण, बागवानी, चारागाह विकास, परिसंपतिविहिन व्‍यक्‍तियों के लिए आजीविका व्‍यवस्‍था आदि कार्यक्रम शामिल हैं। 

राष्‍ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र द्वारा तैयार राष्‍ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली (एनएडीएएमएस) परियोजना के द्वारा राज्‍य/जिला/उप-जिला स्‍तर पर सूखा पड़ने, उसकी गंभीरता के स्‍तर व लगातार पड़ने वाले सूखे पर तथ्‍यात्‍मक सूचना प्रदान की जाती है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग का महालनोबिस राष्‍ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) एनएडीएएमएस परियोजना की देखरेख कर रहा है। वर्तमान में इसमें भारत के 17 राज्‍य शामिल हैं जो मुख्‍य रूप से कृषि आधारित हैं एवं सूखा प्रवण हैं। एमएनसीएफसी संबंधित राज्‍यों एवं राष्‍ट्रीय स्‍तर की सरकारी एजेंसियों को पाक्षिक एवं मासिक सूखा आकलन रिपोर्ट (जून से अक्‍टूबर) प्रदान कर रहा है। 

भारत सरकार ने देश में चयनित जिलों के लिए सूखा रोधक उपाय तैयार करने के लिए पहल भी की है। इस पहल के भाग के रूप में प्रथम चरण में योजनाएं तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश (4), कर्नाटक (16), एवं राजस्‍थान (4) राज्‍यों में स्‍थिति 24 जिलों को चुना गया है। 
*****
